वर्ष 2007 का क्रू अनुभाग का परिपत्र संख्‍या: 2.

संख्‍या: सीआर. 8(6)/2005                          दिनांक 08 मई, 2007.

विषय :- नौवहन महानिदेशक अनुमोदित का इन नियोजन सेवा प्रदान के माध्‍यम से 
        ही वाणिज्‍य पोतो पर पोतस्‍थ रोजगार ।
       वाणिज्‍य पोत परिवहन अधिनियम 1958 के अनुरुप केंद्रीय सरकार ने भारतिय तथा विदेशी ध्‍वज जलयानो पर कार्य कर रहे  भारतीय समुद्री कार्मियों के लिए संरक्षण की प्रणाली उपलब्‍ध करवाने की दृष्टि से वाविज्‍य पोत परिवहन (समुद्री कर्मियों की भर्ती तथा नियोजन) नियम 2005 नामक नियम बनाये गये हैं । इस नियम मे यह व्‍यवस्‍था है कि भारतीय पोत कर्मी यदि कहीं फंस जाये या अन्‍य मुश्किल की घड़ी में उन्‍हे लौटा कर लाने के लिए तब आवश्‍यक सुरक्षा उपाय करना जब नाविक को अपने देश के पत्‍तन पर समुद्री कर्मियों को लौटाकर वापिस लाने के कर्तव्‍य की पूर्ति पोत स्‍वामी न कर पाये । इसके अलावा इन नियमों में नाविक रोजगार कार्यालय को प्राधिकार दिया गया है कि इस निदेशालय की अनुमति से लाईसेंस जारी करें । समुद्री कर्मियो की भर्ती और नियोजन की निती नामित तथा नियत्रित करे । इन नियमों का आशय यह भी हैं कि इन भर्ती ऐजेंटो द्वारा बाघ्‍यकर्ताओ का पालन करने में असफल होने पर भारतीय समुद्री कर्मियों का संरक्षण किया जाए और यह सुनिश्‍चत किया जाए कि समुद्री कर्मियों द्वारा प्रत्‍यक्ष रुप से या अप्रत्‍यक्ष रुप से पूरे या आंशिक तौर पर समुद्री कर्मियों की भर्ती तथा नियोजन के संबंध में कोई शुल्‍क या अन्‍य प्रकार न दिये जाये ।

2. तथापि, कुछ नाविकों के फंसने और नाविक पालो पर भारतीय नाविकों के साथ हुए  अपघातो के कुछेक मामलो की जांच करने पर यह बात उजागर हुई कि कुछ ऑपरेटर जो पंजीकृत नहीं हैं वे भारतीय समुद्री कर्मियों को उनसे शुल्‍क की काफी धनराशि लेकर उन्‍हे ऐसे विदेशी पोतो पर काम दिलवा देते हैं जो पोत समुद्र के चलने योग्‍य ही नहीं हैं यह वाणिज्‍य पोत परिवहन (आरपीएस) नियम 2005 का स्‍पष्‍ट उल्‍लघंन हैं । तमाम मामलो मे पोत स्‍वामी ऐजेटों ने चिकित्‍सा अपघात या चोट, उन्‍हे वापिस लौटाकर लाने या प्रतिपूर्ति की जिम्‍मेदारी नहीं ली हैं । समुद्री कर्मियो के अभिभावकों या उनके नजदीकी रिश्‍तेदारो को इनके गायब हो जाने या मृत्‍यु हो जाने की घोषणा करके किसी आधार दिये जाने के सहायता के बिना ही उन्‍हे बेसहारा छोड़ 
देते हैं । उपरोक्‍त को दृष्टिगत रखते हुए तथा इस तरह के पंजीकृत न हुए जन संयोजन अधिकर्ताओं द्वारा किये जाने वाले कार्यो को हतोत्‍साहित किये जाने वाले 

कार्यो को यह निदेश बाघ्‍य हैं कि वाणिज्‍य पोत परिवहन (आरपीएस) नियम 2005 का उल्‍लघंन करने के कारण पुलिस मे एफ आय आर दर्ज करवा कर सीधी कार्रवाई करनी पड़ती हैं ।

3. यह प्रपत्र आम जनता की भलाई के लिए जारी किया जा रहा है तथा विशेष रुप से भारतीय समुद्री कर्मियो तथा उनके परिवार सदस्‍यों की भलाई के लिए ,ताकि इस विषय पर सामान्‍य जनजागृकता बढ़े । जो भी समुद्री कर्मी पोत पर नौकरी करना चाहते है उन्‍हे चाहिये कि वे आवश्‍यक रुप से www.dgshipping.com. पर लॉगऑन करें। इस वेबसाईट पर भी ऐसे लिंक हैं जिसमे पंजीकृत करके नियोजन से प्रदाता के पूरे नाम और पते जाने जा सकते हैं । समुद्री कार्यालय को एतद् द्वारा यह सलाह दी जाती हैं कि वे वाणिज्‍य पोत जलयानो पर नोकरी पाने से पहले आरपीएस उपनियमो अधिकरणो के पंजीकरण के विवरण उनके माध्‍यम से जानकर उसकी पुष्ठि कर ले । इसमे निदेशालय – विंभिन्‍न नाविक रोजगार कार्यालयो सहायता मिलेगी कि वे समुद्री  कर्मियो को ऐसी स्थितियों से बचा पाये कि आरपीएस कंपनीयां ऐजेंट अपनी बाघ्‍यकार्यता पर खरे न उतर पाते हो और वे उचित रुप से समय का समाधान कर सके । यदि आवश्‍यक हो तो ऐसी भर्ती और नियोजन सेवा प्रदाओं की गतिविधियों से संबंधित शिकायतों की जांच कर सके ।

4. इसे नौवहन महानिदेशक एवं पदेन् अवर सचिव, मुंबई के अनुमोदन से जारी किया   
   जाता है।

हस्‍ताक्षर /- 
(कॅप्‍टन एच.खत्री)

उप नौवहन महानिदेशालय     

